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Effect of Federalism in E-Governance 
Architectures 

I. पɿरचय 

1. शोध का पृȲभूʂम पɿरचय : ʃवकासशील एवं लोकतांʂ§क राȰɰ मɪ 
संघवाद (Federalism) शासन कɞ बɺ-Ʌरीय सरंचना ¬दान करता ह,ै 
जहाँ कɪ © और राń दोनɰ के अʄधकार, कत�Ȝ तथा ʄज़ǵेदाɿरयाँ ɍȮ 
ɹप से ʃवभë होती हɭ। भारत मɪ इलेP¢ॉʁनĄ एवं सूचना ¬ौƌोʃगकɞ 
म§ंालय कɞ राȰीय ई-शासन योजना (NeGP) एवं 2015 मɪ ¬ारǱ ɺई 
ʁडʄजटल इंʁडया पहल ने ʁडʄजटल सेवाओ ंके समƳय हेतु एक सम� 
ɹपरखेा ¬Ʌुत कɞ है। इन पहलɰ के तहत ʃवʂभƧ कɪ ©ीय तथा राń 
Ʌरीय ʃवभागɰ को आपस मɪ डेटा साझा करने, सेवाएँ ʁडलीवर करने 
तथा नागɿरकɰ को पारदशɥ ɹप से जानकारी उपलǘ कराने के ʆलए 
तकनीकɞ और संɉागत अवसंरचना कɞ आवȨकता है। हालांʁक, 
संघीय ढाँचे मɪ देश के ʃवʂभƧ भागɰ तथा ʃवभागɰ के बीच समƳय, डेटा 
ɉानांतरण एवं गोपनीयता सुʁनʅȢत करना एक चुनौतीपूण� काय� है। 

2. समɓा ʃववरण एवं अनुसंधान उƅेȨ : संघीय Ȝवɉा मɪ ई-शासन 
वाɅुकला को सफलतापूव�क लागू करने मɪ मुĐ समɓा “अɍȮ 
अʄधकार ʃवतरण” एवं “डेटा इंटरऑपरेʃबʆलटी कɞ कमी” है। 
उदाहरणतः, आधार (Aadhaar) कɞ तकनीकɞ ǂेटफ़ॉम� तो कɪ ©ीकृत 
है, पर राń-Ʌरीय सेवाएँ इसे ʁकस ¬कार अपना पाती हɭ, इसके ʆलए 
ɍȮ ʂदशाʁनदɫश एवं परɍर सहमʃत मॉडल अधूर ेहɭ। इसी तरह, राȰीय 
डेटा साझा एवं अʂभगǶता नीʃत (NDSAP) के बावजूद ʃवʂभƧ ʃवभाग 
अपने-अपने ¬ोटोकॉल पर चलते हɭ, ʄजससे नागɿरकɰ को एकɞकृत सेवा 
उपलǘ कराने मɪ ʃवलंब होता है। इस शोध का ¬मुख उƅेȨ संघीय ई-
शासन आʁकɡ टेçर के साथ ʁनʂहत चुनौʃतयɰ कɞ पहचान करना एवं उƸɪ 
दरू करने के ʆलए एक समʈƳत बɺ-Ʌरीय गवनɬस मॉडल का ¬Ʌाव 
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देना है। 

3. ¬मुख शोध-¬Ȧ एवं दायरा : यह शोध ʁनǫʆलʇखत ¬Ȧɰ के उūर खोजने का ¬यास करगेा : 

 संघवाद के कौन-से ʄसƆातं भारतीय ई-शासन आʁकɡ टेçर मɪ पɿरलʆFत होते हɭ? 
 डेटा इंटरऑपरʃेबʆलटी एवं सɉंागत सहयोग कɞ बाधाएँ ûा हɭ, और उƸɪ दरू करने के ʆलए कौन-से तकनीकɞ 

तथा नीʃतगत उपाय ¬भावी हो सकते हɭ? 
 कɪ © और राń के बीच जानकारी के आदान-¬दान के समƳय हेतु कौन 

से मॉŗूल तथा ­ेमवक�  (जैसे NeGP, Digital India, NDSAP) सव�´ेȲ ¬थाएँ ¬दान करते हɭ? 
अनुसंधान का दायरा भारत के संघीय ढाँचे एवं ¬मुख ई-गवनɬस पɿरयोजनाओ ं(उदाहरणतः Aadhaar, e-District, 
Digital India पोट�ल) तक सीʃमत रहेगा; परƙु तुलनाŵक अƑयन हेतु नेपाल एवं कुछ पʅȢमी संघीय देशɰ के 
केस-Ʉडी भी संFेप मɪ शाʃमल ʁकए जाएंगे। इस ¬कार, यह शोध कɪ ©-राń संवाद, संɉागत अवसंरचना और 
तकनीकɞ इंटरऑपरʃेबʆलटी के बɺ-आयामी पहलुओ ंपर गहन ¬काश डालेगा। 

II. सैƆाʃंतक ɹपरेखा 

1. संघवाद (Federalism) के मुĐ ʄसƆांत 
1.1 लोकतांʃ§क संघवाद : लोकतांʂ§क संघवाद वह Ȝवɉा है ʄजसमɪ सūा के ʃवकɪ ©ीकरण के माƑम से 
नागɿरकɰ कɞ भागीदारी और जवाबदेही सुʁनʅȢत होती है। इस ʄसƆांत के अनसुार कɪ © एवं राń दोनɰ कɞ सीʃमत 
परɍर ɕतं§ शʄëयाँ होती हɭ, ʄजƸɪ संʃवधान ƍारा ɍȮ ɹप से ʃवभाʄजत ʁकया जाता है। उदाहरणतः, भारत के 
संʃवधान कɞ सातवɤ अनुसूची मɪ संघीय-राń एवं समवतɥ ʃवषयɰ का पृथäरण इस लोकतांʂ§क संघवाद का 
आधार है। लोकतांʂ§क संघवाद मɪ नीʃतगत ʁनण�य तटɉ और सव�सǵʃत से ʆलए जाते हɭ, ʄजससे नागɿरकɰ को 
ɉानीय Ʌर पर शासन-¬ʂ�याओ ंमɪ शाʃमल होने का अवसर ʃमलता है तथा शासन कɞ पारदʄशɡता व जवाबदेही 
बढ़ती है। 

1.2 सहकारी संघवाद : सहकारी संघवाद इस धारणा पर आधाɿरत है ʁक संघ और राń अलग-अलग ƍंƍाŵक 
संɉाएँ नहɤ, बʋȀ समƳय एवं सहयोग के माƑम से सामाʄजक-आʄथɡक लĂɰ कɞ ¬ाʂƻ के ʆलए सहयोगी 
भागीदार हɭ। इस मॉडल मɪ दोनɰ Ʌरीय सरकारɪ ʃमलकर नीʃतयाँ बनाती हɭ, संसाधन साझा करती हɭ तथा काय��मɰ 
का समʈƳत ʂ�याƳयन करती हɭ। उदाहरण के ʆलए, भारत मɪ कɪ © और राń कɞ संयëु सʄचवीय सʃमʃतया,ँ साझा 
ʁनʄध ʃवतरण (सɪ¢ल ȿɞǺ) एवं नीʃतगत समƳय मंच इस सहकारी संघवाद को सुɼढ़ करते हɭ। सहकारी संघवाद 
मɪ नीʃतगत समƳय से पɿरयोजनाओ ंकɞ ȿेल-अप Fमता बढ़ती है तथा दोहर ेʁनयं§ण से बचा जा सकता है। 

2. ई-शासन (E-Governance) कɞ अवधारणा 

2.1 पɿरभाषा एवं आवȨकताएँ : ई-शासन से अʂभ¬ाय सूचना एवं संचार ¬ौƌोʃगकɞ (ICT) का उपयोग करके 
सरकारी सेवाओ,ं सूचना तथा शासन-¬ʂ�याओ ंको ʁडʄजटाइľ एवं नागɿरक-कɪ ʂ©त बनाना है। इसमɪ वेब-पोट�ș, 
मोबाइल एʌǂकेशन, डेटा सɪटर, üाउड इं­ाo¢çर, एवं खलुा डेटा ǂेटफ़ॉम� शाʃमल होते हɭ। एक ¬भावी ई-शासन 
Ȝवɉा के ʆलए ʁनǫ तź अʁनवाय� हɭ: 

 इƬाo¢çर: उĭ गʃत का इंटरनेट, सव�र, डेटा Ʉोरजे एवं सुरʆFत नेटवʁकɢ ग। 
 नीʃतगत ढाँचा: सूचना सुरFा, गोपनीयता, डेटा शेयɿरɠग एवं इंटरऑपरʃेबʆलटी के ʆलए ɍȮ ʂदशाʁनदɫश। 
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 मानव संसाधन Fमता: आईटी ʃवशेषG, डेटा वैGाʁनक, साइबर सुरFा पेशेवर एवं ¬ʄशFण काय��म। 
 नागɿरक सहभागीकरण: ʁडʄजटल साFरता, यूजर-­ɪ डली इंटरफेस एवं Ȝापक जागɹकता अʂभयान। 
2.2 पारंपɿरक शासन बनाम ʁडʄजटल शासन 

पहलू पारंपɿरक शासन ʁडʄजटल शासन (ई-शासन) 

चार माƑम कागजी फॉम�, Ȝʄëगत ʃमʁटɠग ऑनलाइन पोट�ल, ईमले, मोबाइल एǄ 

सेवा ʃवतरण कɪ ʂ©त काया�लय, ʂफʄजकल पजंीकरण 24×7 ऑनलाइन पɺँच, ɕचाʆलत वक� xलो 

पारदʅशɡता सीʃमत साव�जʁनक जानकारी खुला डेटा, ɿरयल-टाइम मॉʁनटɿरɠग 

जवाबदेही धीमी फɞडबैक ¬ʂ�या ʁडʄजटल ¢ेल, źɿरत कhǂɪट ɿरɍॉƴ 

लागत एवं समय उĭ लेन-देन लागत, लंबा समय कम पɿरचालन लागत, źɿरत सेवा 

पारपंɿरक शासन मɪ अʄधकांश ¬ʂ�याएँ मƲैुअल, कागजी एवं ɉान-ʁनभ�र होती थɤ, ʄजससे ¯Ȯाचार, ʃवलंब और 
नागɿरक असंतोष के अवसर बढ़ते थे। इसके ʃवपरीत, ʁडʄजटल शासन मɪ सेवाएँ ऑनलाइन माƑम से उपलǘ होती 
हɭ, ʄजससे समय, लागत एवं पारदʄशɡता मɪ सुधार आता है। उदाहरणतः, ई-ʁडिo¢é पोट�ल के माƑम से ʃवʂभƧ 
¬माण-प§ २४ घटंɰ मɪ उपलǘ हो जाते हɭ, जबʁक पारपंɿरक Ȝवɉा मɪ यह सƻाहɰ तक लंʃबत रहते थे। 

इस ¬कार, संघवाद के लोकतांʃ§क व सहकारी ʄसƆांत एवं ई-शासन कɞ अवधारणा ʃमलकर एक ऐस े
बɺ-Ʌरीय ʁडʄजटलीकृत शासन मॉडल का आधार तैयार करते हɭ, जो कɪ © एवं राń के बीच संतुलन बनाए रखते ɺए 
नागɿरकɰ को źɿरत, पारदशɥ एवं सुलभ सेवाएँ ¬दान कर सके। 

III. सघंीय ई-शासन आʁकɡ टेçर: तकनीकɞ एवं संɉागत संरचना 

1. डेटा शेयɿरɠग एवं इंटरऑपरेʃबʅलटी मॉडल : संघीय ई-शासन कɞ संɉागत सफलता इस पर ʁनभ�र करती है ʁक 
ʃवʂभƧ कɪ © एवं राń एजɪʄसयाँ कैसे डेटा साझा करती हɭ और उसमɪ ʁकतनी पारɍɿरक ʂ�याशीलता 
(interoperability) रहती है। 

   1.1 राȰीय डेटा साझा एवं अʂभगǶता नीʃत (NDSAP) 

    राȰीय डेटा साझा एवं अʂभगǶता नीʃत (NDSAP) का उƅेȨ सरकारी ʃवभागɰ के बीच खुले मानकɰ के अंतग�त डेटा 
आदान-¬दान को सFम करना है। इसके तहत: 

 मेटाडेटा कैटलॉग तैयार करना अʁनवाय� है, जहाँ ¬ŷेक ʃवभाग अपने डेटा ¶ोत, ɕɹप एवं पɺंच ʁनयमɰ का 
ʃववरण उपलǘ कराता है। 

 ओपन डेटा पोट�ș के माƑम से ʁनʃषƆ संवेदनशीलता के आरFणɰ के साथ गैर–संवेदनशील डेटा सीधे 
नागɿरकɰ व ɄेकहोȈरɰ को उपलǘ होते हɭ। 
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 डेटा गवनɬस ­ेमवक�  पर काय� होता है, ʄजसमɪ डेटा ɕामी (Data Owner), डेटा संरFक (Data Custodian) 
और डेटा उपयोगकता� (Data Consumer) कɞ भूʃमकाएँ ɍȮ होती हɭ। 

1.2 API-आधाɿरत संचार ¬ोटोकॉल : API (Application Programming Interface) आधाɿरत ¬ोटोकॉल डेटा 
इंटरऑपरʃेबʆलटी का तकनीकɞ आधार हɭ। ¬मुख बातɪ : 

 RESTful एवं SOAP सेवाएँ: अʄधकांश ई-गवनɬस पोट�ल RESTful APIs के माƑम से JSON/XML ¬ाɹप 
मɪ डेटा आदान-¬दान करते हɭ। 

 एपीआई गेटवे: कɪ ©ीय Ʌर पर API गेटवे कɞ ɉापना स े सभी राń एवं कɪ © कɞ सेवाएँ एकɞकृत होती हɭ, 
ʄजससे ¬माʆणकता (authentication) और ¬ाʄधकरण (authorization) कɪ ©ीकृत ɹप से ʁनयंʂ§त होता है। 

 सुरFा मानक: OAuth 2.0, JWT टोकन और SSL/TLS एिc�dशन से डेटा ¢ांʄजट कɞ सुरFा सʁुनʅȢत कɞ 
जाती है। 

2. मȆी-लेवल गवनɬस ­ेमवक�  : ई-शासन मɪ संघीय ɼʂȮकोण का काया�Ƴयन तभी ¬भावी होगा जब कɪ ©, राń 
और ɉानीय Ʌर पर समƳय के ʆलए ɍȮ तं§ मौजूद हो। 

2.1 कɪ ©-राń संवाद के तरीके 

 संयुë सʄचवीय सʂमʃतयाँ: ʃवषय–ʃवशेष सʃमʃतयाँ (जैसे ʁडʄजटल इंʁडया से संबंʄधत) ʁनयʃमत ɹप से बैठक 
करके काया�Ƴयन कɞ समीFा करती हɭ। 

 इलेP¢ॉʁनक फोरम: राȰीय पोट�ș पर कɪ ©-राń ¬ʃतʁनʄधयɰ के ʆलए समʂपɡत ʁडȿशन बोड� व चैट �ुǄ, 
जहाँ तकनीकɞ व नीʃत-सǮंधी ¬Ȧɰ का तŤाल समाधान संभव हो। 

 वचु�अल समƳय बैठकɪ : वीʁडयो कॉƬɪ ʄसɠग के माƑम से पɿरयोजना ¬गʃत ɿरपोट� (Progress Reports) 
साझा करना एवं रोडमैप अपडेट करना सुगम होता है। 

2.2 Forum of Federations एवं नीʃत आयोग कɞ भूʂमका 

 Forum of Federations एक अंतरराȰीय संɉान है जो मȆी-लेवल गवनɬस सव�´ेȲ ¬थाएँ साझा करता है। 
यह भारत मɪ कɪ ©-राń ʁडʄजटल काय��मɰ के ʆलए संरचनाŵक अनुशंसाएँ ¬काʄशत करता है। 

 नीʃत आयोग कɞ भूʂमका आयोग संघीय ʁनण�य-ʁनमा�ण मɪ ‘संवहनीयता’ (cooperative federalism) को 
बढ़ावा देता है। इसके तहत ʁडʄजटल पɿरयोजनाओ ंके ʆलए नीʃत ¤ाʌǇɠग, मापदंड ʁनधा�रण और राńɰ के बीच 
संसाधन साझाकरण के माग�दश�न जारी होते हɭ। 

3. NeGP एवं Digital India के मॉŗूș : राȰीय ई-गवनɬस योजना (NeGP) एवं Digital India पहल के 
अंतग�त तकनीकɞ व संɉागत दोनɰ ही ɼʂȮकोण से ʃवशेष मॉŗूल ʃवकʄसत ʁकए गए हɭ। 

3.1 ɄेकहोȈर संɉागत ढाँचा 

 नेशनल ई-गवनɬस ʁडवीजन (NeGD): MeitY के अधीन काय� करते ɺए केơ एवं राń एजɪʄसयɰ को 
तकनीकɞ मदद, सॉǇवेयर ǂेटफॉम� एवं पायलट ¬ोजPेZस ¬दान करता है। 

 State e-Governance Missions: ¬ŷेक राń मɪ NeGD के साथ ʃमलकर राń-specific ʃमशन 
संचाʆलत करता है, जहाँ पɿरयोजना ¬बंधक, तकनीकɞ ʃवशषेG एवं ʁनरीFक टीम ʃमलकर काम करते हɭ। 
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 Project Monitoring Units (PMUs): यह इकाइयाँ समय-समय पर KPI (Key Performance 
Indicators) के आधार पर मॉŗूल कɞ ¬गʃत कɞ समीFा करती हɭ। 

3.2 Fमता ʁनमा�ण एवं ¬ʅशFण काय��म 

 सɪटर फॉर ई-गवनɬस: सरकारी कम�चाɿरयɰ के ʆलए ʁनयʃमत ɹप से ¢ʁेनɠग स§, काय�शालाएँ एवं ऑनलाइन 
कोसɫज आयोʄजत करता है। 

 Digital Saksharta Abhiyan: नागɿरकɰ तथा ǟॉक/वाड� Ʌर पर काय�रत काया�लय Ʉाफ को 
ʁडʄजटल साFरता ¬दान करन ेका अʂभयान, जो ई-सेवाओ ंके सुचाɹ संचालन हेतु अʁनवाय� है। 

 Technical Certification Program-mes : MeitY एवं कɪ ©ीय संɉानɰ ƍारा ¬माʆणत कोसɫज—जैस े
API डेवलपमɪट, डेटा ʄसûोɿरटी, üाउड इं­ाo¢çर ¬बंधन—राń सरकारɰ के आईटी Ʉाफ के ʆलए 
उपलǘ कराए जाते हɭ। 

इस ¬कार, संघीय ई-शासन आʁकɡ टेçर कɞ सफलता तीन Ʌरीय ɼʂȮकोण—तकनीकɞ मॉडल (API, NDSAP), 
संɉागत समƳय (कɪ ©-राń संवाद, Forum of Federations, NITI आयोग) एवं Fमता ʁनमा�ण (NeGD, 
¬ʄशFण काय��म)—के समʈƳत ʂ�याƳयन पर ʁनभ�र करती है। यह संरचना भारत जैसे ʃवʃवधतापणू� संघीय देश 
मɪ सूचना का सहज, सुरʆFत एवं पारदशɥ ¬वाह सुʁनʅȢत करते ɺए नागɿरक-कɪ ʂ©त शासन के लĂɰ को साकार 
करती है। 

IV. भारत मɪ Ȝवहाɿरक काया�Ƴयन 

1. आधार पɿरयोजना मɪ संघीय समƳय :  

आधार पɿरयोजना भारत सरकार कɞ सबसे बड़ी पहचान आधाɿरत ई-शासन पहल है, ʄजसे यूआईडीएआई (UIDAI) 
ƍारा संचाʆलत ʁकया जाता है। संघीय ढाँचे मɪ आधार का समƳय ʁनǫ Ʌरɰ पर होता है: 

 कɪ © : राȰीय पहचान अʂभलखे (Central Identities Data Repository) का ¬बंधन, तकनीकɞ ʁनरतंरता 
एवं गोपनीयता नीʃतयाँ ʁनधा�ɿरत करता है। 

 राń पंजीकरण ¬ाʃधकरण : ¬ŷेक राń सरकार आधार नामांकन कɪ ©ɰ के संचालन कɞ देखरखे करती है एवं 
ɉानीय Ʌर पर नामांकन एजɪʄसयɰ (Enrollment Agencies) को ¬माʆणत करती है। 

 नामांकन एजɪʄसयाँ: सहायक तकनीकɞ संगठन (जैसे CSC, बɭक, दरूसंचार कंपʁनयाँ) नागɿरकɰ के बायोमʁे¢क 
एवं डेमो�ाʂफक डेटा एकʂ§त कर कɪ ©ीय डेटाबसे मɪ ¬ेʃषत करती हɭ। 

इस परɍर समƳय से सʁुनʅȢत होता है ʁक कɪ ©-राń दोनɰ Ʌरɰ पर डेटा ¬वाह सुरʆFत, ʃवȪसनीय और समयबƆ 
रहे। 

2. यूआईडीएआई (UIDAI) के तकनीकɞ घटक एवं डेटा आदान-¬दान : UIDAI कɞ ई-शासन आʁकɡ टेçर मɪ 
¬मुख तकनीकɞ घटक ʁनǫ हɭ: 

 CIDR (Central Identities Data Repository): सव�§ उपलǘ, एिc�ƹडे बायोमेʁ¢क एवं डेमो�ाʂफक 
डेटाबसे। 
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 Authentication Server: OTP, बायोमेʁ¢क और demographic authentication हेतु RESTful APIs; 
AUA/KUA (Authentication User Agency/ KYC User Agency) मॉडल। 

 e-KYC ʄसɄम: ʁडʄजटल “केवाईसी” (Know Your Customer) टोकन जारी करके बɭक, दरूसंचार, व 
सरकारी योजनाओ ंमɪ źɿरत सŷापन। 
राń एवं कɪ © के बीच डेटा आदान-¬दान ʃवशेष ɹप से API-आधाɿरत इंटरफेस ƍारा होता है, जहाँ ¬ŷेक 

अनुरोध SSL/TLS स§ɰ और OAuth 2.0 ¬ोटोकॉल से सरुʆFत रहता है। इससे भुगतान योजनाओ,ं सʋǣडी एवं सेवा 
ʃवतरण के ʆलए źɿरत एवं ¬माʆणक डेटा साझाकरण संभव होता है। 

3. ई-शासन पोट�ș एवं योजनाएँ : भारत सरकार कɞ Digital India पहल के तहत ʁनǫ ¬मुख पोट�ș और 
मॉŗूल ʃवकʄसत  ʁकए गए हɭ: 

 Digital India Portal: कɪ © और राń दोनɰ कɞ ई-गवनɬस सेवाओ ं का एकɞकृत ¬वेश ʃबɠद ु (Single-
Window Access) ¬दान करता है। 

 DigiLocker: नागɿरकɰ को दɅावेज़ɰ को सुरʆFत ɹप से üाउड मɪ सं�हीत एवं साझाकरण कɞ सुʃवधा। 
 e-Kranti Modules: ɕाɊ (e-Hospital), ʄशFा (DIKSHA, PM eVIDYA), कृʃष (e-Sagu), Ʋाʄयक 

सेवाएँ (eCourts) आʂद। 
 BharatNet: �ाम Ʌर तक ®ॉडबɭड नेटवक�  पɺंचाकर ʁडʄजटल सेवाओ ं के ʃवतरण के ʆलए आधारशील 

संरचना। 
 MyGov: नागɿरक भागीदारी एवं फɞडबैक ǂेटफ़ॉम�। 
4. ऋण, सʌǣडी व सेवा ʃवतरण के उदाहरण 

 DBT (Direct Benefit Transfer): आधार-आधाɿरत भुगतान ¬णाली ƍारा PM-KISAN, PAHAL (LPG 
सʋǣडी) एवं उĺला योजना के लाभाʄथɡयɰ को सीधे बɭक खातɰ मɪ धनराʄश ¢ांसफर। 

 ¬धानमं§ी सुʃवधा कɪ © (PMCS): CSC (Common Service Centres) के माƑम से �ामीण नागɿरकɰ को 
ऑनलाइन सेवाएँ, ¬माण-प§ एवं योजना आवेदन उपलǘ कराना। 

 National Scholarship Portal: छा§वृʃत आवेदनɰ के ʆलए आधार सŷापन एवं सीधे भुगतान। 
इन उदाहरणɰ मɪ आधार सŷापन और ʁडʄजटल लेन-देन ने लाभाथɥ पɺंच मɪ वृʆ́Ɔ, पारदʄशɡता एवं घोटालɰ मɪ कमी 
सुʁनʅȢत कɞ है। 

5. चुनɤदा राńɰ का केस Ʉडी 

5.1 महाराȰ e-District : महाराȰ सरकार ने e-District पɿरयोजना के तहत ʄजला Ʌर पर 50 से अʄधक सेवाएँ 
ʁडʄजटाइज कɞ हɭ, जैसे जाʃत ¬माण प§, आय ¬माण प§, ʁनवास ¬माण प§। 

 संरचना: ʄजला ¬शासन मɪ ɉाʂपत कɪ ʂ©त सव�र, CSC नेटवक�  एवं ऑनलाइन पोट�ल। 
 ¬भाव: 2024 तक 20 लाख से अʄधक ¬माण-प§ ʁनग�त, पारदʄशɡता सूचकांक मɪ 15% सुधार। 
 सेवाएँ: आवेदन कɞ ऑनलाइन ¢ैʁकɠ ग, शुȀ भुगतान, ई-समापन (e-Sign) सुʃवधा। 
5.2 कना�टक इलेP¢ॉʁनक राń सेवाएँ : कना�टक सरकार कɞ “Bhoomi” भूʃम ɿरकॉड� पɿरयोजना, “Seva 
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Sindhu” पोट�ल और “Bengaluru One” सेवा कɪ © इसके ¬मुख उदाहरण हɭ। 

 Bhoomi: 2.7 करोड़ भू-खातɰ का ʁडʄजटलीकरण, ऑनलाइन नकल-/रʄसद ¬दान। 
 Seva Sindhu: 1,500 से अʄधक सेवाएँ (पुʆलस, ɕाɊ, ʄशFा, वाʆणń) एक ही पोट�ल पर। 
 Bengaluru One: शहरी और �ामीण Fे§ɰ मɪ 1000+ सेवा कɪ ©, मȆी-ʉɀन ʁकयोȿ और मोबाइल ऐप। 
इन दोनɰ राńɰ के अनुभव यह दशा�ते हɭ ʁक संघीय ई-शासन वाɅुकला मɪ ɉानीय Ʌर कɞ ज़ɹरतɰ के अनुसार 
अनुकूलन एवं कɪ ©-राń सहयोग कैसे ¬भावी सेवाएँ उपलǘ कराता है। 

यह अनुभाग ɍȮ करता है ʁक भारत मɪ संघीय समƳय, तकनीकɞ अवसंरचना, और सɉंागत ढाँचा कैस े
ʃमलकर Ȝावहाɿरक ई-शासन लागू करते हɭ, ʄजससे नागɿरक-कɪ ʂ©त, पारदशɥ और कुशल साव�जʁनक सेवाएँ 
सुʁनʅȢत होती हɭ। 

V. अंतरराȰीय पɿर¬ेĂ 

1. नेपाल का संसa ʁडʄजटलाइज़ेशन मॉडल : नेपाल कɞ संसa सʄचवालय ने 2019 मɪ ई–संसa पहल शुɹ कɞ, 
ʄजसका मुĐ उƅेȨ संसदीय काय�वाही, ʃबल ¤ाʌǇɠग और सʃमʃत बैठकɰ कɞ ¬ʂ�या को ʁडʄजटल ǂेटफ़ॉम� पर 
लाना था। इसके तहत “e-Parliament” पोट�ल ʃवकʄसत ɺआ, जहाँ सभी ʃवधेयक, Gापन, मत पɿरणाम तथा चचा� 
दɅावेज ऑनलाइन सं�ʂहत होते हɭ। सांसदɰ के ʆलए Ȝʄëगत लॉʃगन कɞ सुʃवधा के माƑम से दɅावेजɰ का 
źɿरत एĄेस, ʁटƾणी एवं संशोधन सभंव ɺआ। комитет के सदɓɰ को ई-मीʁटɠĩ, वचु�अल ʁडबेZस और ɿरयल-
टाइम वोʁटɠग मॉŗूल कɞ सुʃवधा ʃमली, ʄजससे पारदʄशɡता के साथ-साथ ʁनण�य लेने मɪ गʃत आई। 

2. अमेɿरका एवं यूरोप के संघीय ढाँचे 

अमेɿरका : अमेɿरका मɪ संघीय और राń सरकारɪ ɕतं§ yet सहयोगी ढाँचे पर आधाɿरत हɭ। कɪ © सरकार का 
“USA.gov” पोट�ल नागɿरक-कɪ ʂ©त सेवाओ ं का एकɞकृत ¬वेश ƍार ह,ै जबʁक ¬ŷेक राń का अपना e-
Government पोट�ल (जैसे California’s “myCalifornia”) राń–ʃवशेष सेवाएँ ¬दान करता है। Federal Data 
Strategy 2020 ने डेटा शेयɿरɠग, सुरFा और गोपनीयता के ʆलए ʂदशाʁनदɫश जारी ʁकए। 

यूरोप : यरूोपीय संघ मɪ European Interoper-ability Framework (EIF) एवं eIDAS ʃवʁनयम संघीय ढाचँ े
को तकनीकɞ एवं कानूनी ɹप से जोड़ते हɭ। EIF के तहत सदɓ देशɰ के राȰीय ई-गवनɬस ʄसɄǺ इंटरऑपरबेल हɭ, 
जबʁक eIDAS ʁडʄजटल पहचान एवं ¬ाʄधकरण बोʆलयɰ (eID, eSignat-ure) को मानकɞकृत करता है। 

3. सहजता, अंतराल एवं सरलीकरण के ɼȮांत 

 सहजता (Usability) : नेपाल के e-Parliam-ent मɪ मोबाइल–­ɪ डली ʁडज़ाइन और मȆी–ʆलɠĨल इंटरफ़ेस 
ने सांसदɰ को कहɤ से भी लॉʃगन कर दɅावेज़ ¬बंʄधत करने मɪ आसानी दी। 

 अंतराल (Digital Divide): अमेɿरका मɪ गɿरमापूण� ʁडʄजटल सेवाओ ंके बावजूद �ामीण Fे§ɰ मɪ ®ॉडबɭड पɺँच 
कɞ कमी से नागɿरक–कɪ ʂ©त सेवाओ ंमɪ असमानता बनी रहती है। 

 सरलीकरण (Simplification): यूरोप मɪ एकल ʁडʄजटल गेटवे (Single Digital Gateway) ने 24 EU 
राńɰ मɪ आर पार सुʃवधाओ ंके ʆलए एक ही पोट�ल से आवेदन ¬ʂ�या, शुȀ भुगतान और Ʉटेस ¢ैʁकɠ ग को 
सरल बनाया। 
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इन अंतरराȰीय उदाहरणɰ से ɍȮ होता है ʁक संघीय ई-शासन मɪ तकनीकɞ मॉŗूल, कानूनी ­ेमवक�  तथा नागɿरक–
केʇơत ʁडज़ाइन का संतुʆलत समƳय Ȝवहाɿरक काया�Ƴयन कɞ कंुजी है। 

VI. ¬मुख चुनौʃतयाँ एवं सभंाʃवत समाधान 

1. तकनीकɞ बाधाएँ 

ई-गवनɬस आʁकɡ टेçर मɪ Ȝापक ɹप से बɭडʃव\थ कɞ अʁनयʃमत उपलǘता सहायता कɪ ©ɰ और दरूदराज के Fे§ɰ के 
बीच कनʋेéʃवटी का अंतर पदैा करती है। कम या अʋɉर इंटरनेट ɍीड से पोट�ș कɞ ¬ʃतʂ�या धीमी होती है और 
जानकाɿरयɰ का ¬वाह बाʄधत होता है। साथ ही, साइबर सुरFा कɞ कमजोɿरयɰ के कारण डेटा उȕंघन, DDoS 
हमले एवं ʂफʄशɠग जैसे जोʇखम बढ़ जाते हɭ। 

समाधान : �ामीण ®ॉडबɭड इƬाo¢çर (जैसे BharatNet) का शी� ʃवɅार, CDN (Content Delivery 
Network) के माƑम से लोड बॅलɪʄसɠग, तथा ISO-27001 अनुपालन आधाɿरत साइबर सरुFा ¬ोटोकॉल लागू 
करना। 

2. संɉागत उलझनɪ : संघ और राń सरकारɰ के बीच शʄëयɰ का अɍȮ ʃवभाजन योजनाओ ंके संचालन मɪ ƍंƍ का 
कारण बनता है। डेटा के ʃवषय मɪ ‘कौन ʄजǵेदार है’ यह ɍȮ न होने से जवाबदेही कमजोर होती है और पɿरयोजनाएँ 
ʃवलंʃबत रहती हɭ। 

समाधान: संवैधाʁनक संशोधन ƍारा ई-गवनɬस से संबंʄधत Fे§ɰ का ɍȮ ʃवभाजन, कɪ ©ीय-राń संयëु समƳय 
सʃमʃतयɰ कɞ ʁनयʃमत बैठकɪ , एवं MoU आधाɿरत साझा ʄजǵेदाɿरयɰ का ʁनधा�रण। 

3. कानूनी एवं गोपनीयता संबंधी ¬Ȧ : Ʋायमʃूतɡ  पūुɕामी (2017) ʁनण�य ने ʁनजता को मौʆलक अʄधकार घोʃषत 
ʁकया, ʄजससे आधार सʂहत सभी ʁडʄजटल ǂेटफ़ॉमɲ मɪ डेटा सं�हण और उपयोग पर कड़े ¬ʃतबंध आए हɭ। इसस े
ʁनजता सरंFण और सेवा दFता के बीच संतुलन बनाए रखन ेमɪ जʁटलताएँ उűƧ ɺई हɭ। 
समाधान: डेटा Ʋूनतमकरण (data minimization) कɞ नीʃत, ɍȮ सहमʃत पर आधाɿरत डेटा शयेɿरɠग मॉडल, तथा 
GDPR जैसे अंतरराȰीय गोपनीयता मानकɰ को अपनाकर कानूनी ढाँचे का सुɼढ़ीकरण। 

इन तीनɰ आयामɰ मɪ समʈƳत सुधार—तकनीकɞ उƧयन, सɉंागत पारदʄशɡता एवं कानूनी सुरFा—से संघीय ई-शासन 
को अʄधक सुरʆFत, उūरदायी और ʁटकाऊ बनाया जा सकता है। 

VII. ʁनȬष� एवं नीʃत ʄसफाɿरशɪ 

1. मुĐ ʁनȬषɲ का साराशं : इस शोध मɪ ɍȮ ɺआ ʁक भारत के संघीय ई-शासन आʁकɡ टेçर मɪ डेटा 
इंटरऑपरʃेबʆलटी, तकनीकɞ अवसंरचना और संɉागत समƳय तीन Ʌरीय चुनौʃतयाँ हɭ। राȰीय डेटा साझा एवं 
अʂभगǶता नीʃत (NDSAP) और API-आधाɿरत ¬ोटोकॉल ने डेटा आदान-¬दान कɞ नɤव रखी, परƙु Ȝवहाɿरक ɹप 
मɪ बɭडʃव\थ एवं साइबर सरुFा कɞ बाधाएँ, कɪ ©-राń शʄëयɰ का अɍȮ ʃवभाजन तथा गोपनीयता सरंFण के 
कानूनी ¬Ȧ (Puttaswamy, 2017) ने ʂ�याƳयन को जʁटल बनाया। NeGP और Digital India के मॉŗूș ने 
मॉŗूलर कोड-आधाɿरत ǂेटफ़ॉम� मुहैया कराया, जबʁक महाराȰ e-District और कना�टक Seva Sindhu जैसे 
केस-Ʉडीज ने ʂदखाया ʁक ɉानीय अनुकूलन एवं समƳय से नागɿरक-कɪ ʂ©त सेवाएँ सचुाɹ ɹप से दी जा सकती हɭ। 
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2. संघवाद और ʁडʄजटल शासन का संतुलन 

संघीय ʄसƆांतɰ—लोकतांʂ§क व सहकारी संघवाद—के अनुɹप, कɪ ©ीकृत डेटा ¬बंधन के साथ-साथ राń-Ʌरीय 
ɕायūता का सतंुलन आवȨक है। एक ओर कɪ © के माƑम से साझा मानक और सुरFा ʁनयम लागू ʁकए जान े
चाʂहए, वहɤ दसूरी ओर राńɰ को अपनी ɉानीय आवȨकताओ ं के अनुɹप ʁडʄजटलीकरण के मॉŗूल ɕयं 
अनुकूʆलत करने कɞ छूट होनी चाʂहए। 

3. भʃवȼ हेतु रणनीʃतक सुझाव 

 कानूनी सुधार: संसद मɪ एक सम� “ई-गवनɬस गोपनीयता अʄधʁनयम” पाɿरत ʁकया जाना चाʂहए, जो डेटा 
Ʋूनतमकरण, सहमʃत-आधाɿरत साझा मॉडल और ʁनयामकɞय उपायɰ को ɍȮ ɹप से पɿरभाʃषत कर।े 

 Fमता ʁनमा�ण वृʅƆ: MeitY एवं NITI आयोग के तहत “राȰ ʁडʄजटल कौशल ʃमशन” का ʃवɅार कर आईटी 
Ʉाफ एवं ɉानीय काʃमɡकɰ के ʆलए ¬माʆणत कोसɫज, वक� शॉǄ और अनलाइन ¢ेʁनɠग ǂेटफ़ॉम� ʃवकʄसत ʁकए 
जाएँ। 

 बɺ-Ʌरीय समƳय तं§: कɪ ©-राń-ɉानीय तीनɰ Ʌरɰ मɪ “ʁडʄजटल गवनɬस समƳय पɿरषद” कɞ ɉापना हो, 
ʄजसमɪ NeGD, State e-Mission, Forum of Federations और नागɿरक ¬ʃतʁनʄध शाʃमल हɰ। यह पɿरषद 
§ीमाʄसक आधार पर नीʃतगत समीFा, ¬गʃत मȔूांकन एवं रोडमैप संशोधन काय� करगेी। 

इन सुधारɰ से संघीय ई-गवनɬस आʁकɡ टेçर अʄधक पारदशɥ, उūरदायी और ʁटकाऊ बनेगा, ʄजससे नागɿरकɰ को 
गुणवūापूण� ʁडʄजटल सेवाएँ ʁनरतंरता के साथ उपलǘ हो सकɪ गी। 
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